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08 फरवरी, 2019 को उत्‍तरार्थ
विषय: किसानों को दी जाने वाली राजसहायता की राशि और सहायता में कमी किया जाना
638. डा॰ किरोड़ी लाल मीणाः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वित्त वर्ष के दौरान किसानों को कितनी वित्तीय सहायता/राजसहायता उपलब्ध कराई गई; 

(ख) क्या भारतीय किसानों को उपलब्ध कराई जाने वाली राजसहायता/वित्तीय सहायता की राशि संयुक्त राज्य अमरीका जैसे विकसित देशों के किसानों को उपलब्ध कराई जाने वाली ऐसी राशि की तुलना में कम है; 

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या देश में किसानों को दी जाने वाली राजसहायता/वित्तीय सहायता की राशि विगत कई वर्षों से कम होती जा रही है; 

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला) 
(क) से (च): किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्‍न राजसहायता/वित्‍तीय सहायता प्रदान की जाती है जिनमें अन्‍य के साथ-साथ वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास, बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन, समेकित बागवानी विकास मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उर्वरक विभाग द्वारा कृषि यांत्रिकरण, उर्वरक उप मिशन, ब्‍याज छूट योजना, मंडी हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना आदि का कार्यान्‍वयन जैसी योजनाएं शामिल हैं। विभिन्न कृषिगत योजनाओं के तहत वर्ष दर वर्ष कुल बजट आवंटन बढ़ा है। वर्ष 2009-2014 की अवधि के लिए कृषि के लिए बजट 1,21,082 करोड़ रुपये था। वर्ष 2014-2019 के दौरान इस आवंटन को 74.5 प्रतिशत बढ़ाकर 2,11,694 करोड़ रूपये कर दिया गया है।
भारत सरकार विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करती है। सरकार आय केंद्रीयता पर ध्‍यान देते हुए कृषि क्षेत्र को नई दिशा दे रही है जिसमें  उच्‍च उत्पादन/ उत्पादकता प्राप्‍त करने के दायरे से आगे निकलकर कृषि से अधिक लाभ प्राप्‍त करने को ध्‍यान में रखते हुए खेती की लागत को कम करने और उत्‍पाद का लाभकारी मूल्‍य प्राप्‍त करने पर जोर दिया जाता है। प्रमुख रूप से किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए वर्ष 2018-19 फसल मौसम हेतु उत्पादन की लागत के कम से कम 150 प्रतिशत के स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि का अनुमोदन किया है। प्राकृतिक आपदाओं और अन्य कारकों के कारण होने वाले जोखिम के न्यूनीकरण के लिए फसलों को बेहतर बीमा सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने खरीफ 2016 मौसम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) नामक फसल बीमा योजना की शुरूआत की है। यह योजना विनिर्दिष्ट मामलों में फसलोपरांत जोखिमों सहित बीमा सुरक्षा प्रदान करती है।
सरकार ने हाल ही छोटे एवं सीमांत किसानों (एसएमएफ) की आय को बढ़ाने के उद्देश्‍य से प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि (पीएम-किसान) योजना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य भारत सरकार से 100% वित्तीय सहायता सहित केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में विभिन्न आदान खरीदने में एसएमएफ की वित्तीय आवश्‍यकताओं को पूरा करने में सहायता करना है।
छोटे और सीमांत किसान अब प्रति वर्ष 6,000 रूपये प्राप्‍त करने के लिए पात्र हो गए हैं जो केवल दो हेक्टेयर तक की भू-जोत के अध्‍यधीन है ताकि विभिन्न कृषि आदानों की खरीद की जा सके। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस प्रयोजनार्थ 75,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जैसा कि वर्ष 2019-20 के लिए संसद में पेश किए गए बजट में प्रस्तावित है।
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